भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 1345
(जिसका उत्तर 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)
बड़े उद्योगपतियों से ऋणों की वसूली
1345.
श्री परवेज हाशमी:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
बैंकों द्वारा दिए गए ऐसे ऋणों की राशि कितनी है, जो बड़े-बड़े उद्योगपितियों पर बकाया है तथा उनके भुगतान की उम्मीदें नगण्य हैं, बैंकों और लेनदारों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख)
क्या सरकार द्वारा कुछ बड़े देनदारों के लोन को माफ किया गया है, अथवा उनकी ऋण की चुकौती का पुन: निर्धारण किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग)
बकाया पूंजी की वसूली के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है? 

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क): दिसम्बर 2016 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए कारपोरेट उधार के प्रति सकल अग्रिमों, सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) तथा जीएनपीए अनुपात का ब्यौरा अनुबंध में है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंकों से ऋण सूचना (पांच करोड़ रुपए या उससे अधिक के एक्सपोजर वाले) एकत्र करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ड. और बैंककारी विधि जिनमें बैंक अथवा वित्तीय संस्था को अपने संघटकों की गोपनीयता बनाए रखने के दायित्व का उपबंध किया गया है, के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार उधारकर्ताओं के नाम और ब्यौरे प्रकट नहीं किए जाते। 
(ख): सरकार द्वारा किसी भी कारपोरेट ऋण को माफ या पुनर्निर्धारित नहीं किया गया है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर कार्रवाई करते हैं।
(ग): सरकार ने अधिक एनपीए वाले क्षेत्र (अवसंरचना, विद्युत, सड़क, वस्‍त्र, इस्‍पात इत्‍यादि) में क्षेत्र विशिष्‍ट उपाय किए हैं। बैंकों के ऋण समाधान/वसूली में सुधार करने के लिए दिवालियापन एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को लागू किया गया है और वित्‍तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी) और बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थाओं को शोध्‍य ऋण वसूली (आरडीडीबीएफआई) अधिनियमों को संशोधित किया गया है। ऋणों की वसूली में सुधार के लिए 6 नए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) स्‍थापित किए गए हैं।
*****

	अनुबंध

	दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कारपोरेट उधार के लिए सकल अग्रिमों, सकल एनपीए और सकल एनपीए अनुपात का ब्यौरा (रुपए करोड़ में)

	क्रम सं.
	सरकारी क्षेत्र के बैंक
	कारपोरेट उधार

	
	
	सकल अग्रिम
	सकल एनपीए
	सकल एनपीए अनुपात (%)

	1
	इलाहाबाद बैंक
	70,640
	15,680
	17.17

	2
	आन्ध्रा बैंक
	72,594
	13,347
	13.59

	3
	बैंक आफ बड़ौदा
	1,39,710
	23,122
	12.85

	4
	बैंक आफ इंडिया
	1,76,863
	36,003
	16.79

	5
	बैंक आफ महाराष्ट्र
	57,858
	9,749
	13.41

	6
	भारतीय महिला बैंक लि.
	332
	-
	-

	7
	केनरा बैंक
	1,47,824
	23,018
	11.84

	8
	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
	90,286
	18,473
	15.20

	9
	कार्पोरेशन बैंक
	75,546
	12,595
	13.36

	10
	देना बैंक
	41,068
	7,286
	14.19

	11
	आईडीबीआई बैंक लि.
	1,31,000
	25,724
	15.44

	12
	इंडियन बैंक
	64,126
	7,341
	9.03

	13
	इण्डियन ओवरसीज बैंक
	83,726
	21,835
	22.26

	14
	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
	82,967
	16,808
	15.38

	15
	पंजाब एंड सिंध बैंक
	35,734
	3,394
	7.99

	16
	पंजाब नैशनल बैंक
	2,05,465
	41,467
	16.38

	17
	सिंडिकेट बैंक
	85,404
	9,146
	8.08

	18
	यूको बैंक
	45,687
	14,542
	22.23

	19
	यूनियन बैंक आफ इंडिया
	1,26,827
	20,293
	12.70

	20
	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया
	35,906
	7,289
	15.03

	21
	विजया बैंक
	44,479
	5,156
	8.05

	22
	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर
	27,123
	5,390
	12.98

	23
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
	44,623
	11,927
	15.44

	24
	भारतीय स्टेट बैंक
	6,36,832
	81,442
	8.16

	25
	स्टेट बैंक आफ मैसूर
	28,112
	6,518
	16.50

	26
	स्टेट बैंक आफ पटियाला
	39,919
	12,801
	23.90

	27
	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
	30,343
	6,901
	13.27

	स्रोत: आरबीआई, दिसम्बर 2016 (आंकड़े अनंतिम)
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